भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 2800
(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)
कृषि ऋण लेने के लिए मार्जिन राशि में वृद्धि
2800.
श्रीमती छाया वर्माः
श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
चौधरी सुखराम सिंह यादवः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले विभिन्न कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, पम्पसेट, रोटावेटर इत्यादि यंत्रों पर बैंकों से ऋण लेने के लिए मार्जिन धनराशि 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी गई है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)
क्या यह सच है कि मार्जिन राशि में इस बढ़ोतरी के कारण किसान उक्त धनराशि साहुकारों से उधार लेकर और अन्य तरीके से मार्जिन राशि बैंकों में जमा करने के लिए बाध्य हो रहे हैं; और
(घ)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह सूचित किया है कि आरबीआई द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के संबंध में 03 जुलाई, 2017 को जारी मास्‍टर परिपत्र के अनुसार, कृषि ऋणों के संबंध में मार्जिन राशि का निर्णय बैंकों द्वारा किया जाना है।

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को 1.00 लाख रुपए तक के केसीसी सीमा वाले कृषि ऋण की मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं को समाप्‍त करने की सलाह दी गई है।
*****
